भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2117
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की उपलब्‍धता
2117.
श्री हिशे लाचुंगपाः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की राज्य-वार प्रति व्यक्ति उपलब्‍धता क्या है;

(ख)
क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार विगत 3 वर्ष (जून 2018 तक) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र-वार संख्‍या अनुबंध-I में दी गई है।
शाखा प्राधिकार नीति के युक्तिकरण के संबंध में दिनांक 18.5.2017 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने प्रत्येक मामले में आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना देश में किसी भी स्थान पर बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सामान्य अनुमति दी है, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई बैंकिंग आउटलेट (किसी भी बैंक के कर्मचारी या उसके व्‍यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित एक फिक्स्ड प्वाइंट सेवा डिलीवरी यूनिट) की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत 10,000 से कम आबादी वाले बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जाएं। इस उद्देश्य के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम तथा भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लूई) से प्रभावित जिलों में 50,000 से कम आबादी वाले किसी भी केंद्र में खोले गए बैंकिंग आउटलेट को बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के बराबर माना जाता है।
*****
अनुबंध-I
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र-वार संख्‍या
	राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र का नाम
	31 मार्च, 2016
	31 मार्च, 2017
	31 मार्च, 2018
	30 जून, 2018

	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	23
	23
	23
	23

	आंध्र प्रदेश
	2,238
	2,345
	2,403
	2,403

	अरुणाचल प्रदेश
	69
	72
	73
	73

	असम
	1,232
	1,289
	1,317
	1,317

	बिहार
	3,098
	3,196
	3,268
	3,277

	चंडीगढ़
	11
	11
	11
	11

	छत्तीसगढ
	1,002
	1,046
	1,063
	1,081

	दादरा और नागर हवेली
	11
	14
	14
	14

	दमन और दीव
	3
	3
	3
	3

	गोवा
	273
	278
	279
	280

	गुजरात
	2,385
	2,447
	2,495
	2,503

	हरि‍याणा
	1,541
	1,592
	1,616
	1,621

	हिमाचल प्रदेश
	1,168
	1,218
	1,209
	1,211

	जम्मू और कश्मीर
	855
	866
	890
	896

	झारखंड
	1,282
	1,329
	1,348
	1,350

	कर्नाटक
	3,345
	3,433
	3,489
	3,498

	केरल
	319
	332
	354
	355

	लक्षद्वीप
	6
	6
	6
	6

	मध्य प्रदेश
	2,194
	2,277
	2,306
	2,313

	महाराष्ट्र
	2,991
	3,064
	3,124
	3,131

	मणिपुर
	69
	71
	81
	81

	मेघालय
	168
	169
	170
	170

	मिजोरम
	63
	67
	67
	67

	नागालैंड
	48
	53
	53
	53

	राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
	66
	66
	68
	68

	ओडिशा
	2,455
	2,527
	2,568
	2,568

	पुदुचेरी
	48
	49
	51
	51

	पंजाब
	2,421
	2,501
	2,534
	2,535

	राजस्थान
	2,691
	2,777
	2,857
	2,860

	सिक्किम
	67
	68
	72
	74

	तमिलनाडु
	2,684
	2,828
	2,933
	2,939

	तेलंगाना
	1,437
	1,491
	1,524
	1,524

	त्रिपुरा
	229
	232
	236
	236

	उत्तर प्रदेश
	7,411
	7,617
	7,712
	7,718

	उत्तराखंड
	899
	918
	938
	939

	पश्चिम बंगाल
	3,466
	3,555
	3,647
	3,648

	कुल
	48,268
	49,830
	50,802
	50,897


स्रोत: आरबीआई
टिप्‍पणियां: (क) जनसंख्‍या समूह ‘ग्रामीण’ में 10,000 से कम जनसंख्‍या वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। जनसंख्‍या संबंधी सभी आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार हैं।
(ख) इस आंकड़े में ‘प्रशासनिक कार्यालय’ शामिल नहीं है।
